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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 65 
(जिसका उत्‍तर 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाने वाला है)

विदेशों में भेजे गए धन की स्‍थिति   
65. श्री राजकुमार धूत: 
क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
	(क)
	विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशों से भेजे गए धन की प्राप्‍ति की वर्ष-वार स्‍थिति क्‍या है; और

	(ख)
	इन विप्रेषित धन पर सरकार तथा बैंकों द्वारा क्‍या प्रोत्‍साहन दिया जा रहा है?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) और (ख): भारत को भेजे गए सीमा पार विप्रेषणों की प्राप्‍ति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, (फेमा), 1999 के संबद्ध प्रावधनी के तहत नियमित की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्‍त निजी विप्रेषण निम्‍नानुसार है:- 
	भारत को भेजे गए विप्रेषणों के ब्‍यौरे (अमरीकी बिलियन डॉलर में)

	2010-11 (आ)
	55.8 

	2009-10 (अं.सं.) 
	53.9 

	2008-09
	46.9 

	अं.सं. – अंशत: संशोधित, आ. – आरंभिक 


विप्रेषणों की लागत को कम करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं:- 
· अधिक प्रतिस्‍पर्धा तथा पहुंच में वृद्धि के लिए, प्राधिकृत डीलर श्रेणी 1 को रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से असंख्‍य सहबद्धता व्‍यवस्‍थाएं करने तथा आरडीए के तहत असंख्‍य आहरणकर्ता शाखाओं की अनुमति है बशर्तें कि उनके पास वोस्‍त्रो खातों में छिपे हुए ओवर ड्राफ्टों का परिहार करने के लिए ठोस जोखिम प्रबंधन प्रणालियां तथा निधियों के नियमित अनुवीक्षण की स्‍थिति है। 
· बैंकों को सलाह दी गई है कि वे विप्रेषणों की लागत को न्‍यूनतम करने के लिए अनिवासी भारतीयों को उपलब्‍ध विकल्‍पों के संबंध में उन्‍हें सुग्राही बनाने हेतु एक ‘जागरूकता कार्यक्रम’ सुव्‍यवस्‍थित करें। इससे लागत निर्धारण अधिक पारदर्शी बन जाएगा। 
बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे विप्रेषणों की वर्तमान लागत को न्‍यूनतम करने के लिए विदेशी तथा घरेलू दोनों स्‍तरों पर प्रभारों के अपने विद्यमान पैमाने की समीक्षा करें। बैंक अवसंरचना में सुधार लाने तथा भारत में बैंकों के बीच अंतर-शहर निपटान हेतु इलेक्‍ट्रानिक भुगतान प्रक्रम के क्षेत्र का विस्‍तार करने हेतु भी प्रयास कर सकते हैं ताकि अनिवासी भारतीय विप्रेषणों की लागत कम की जा सके।

*****
